भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
राज्‍य सभा 
अतारांकित प्रश्न सं0 1090
09 मार्च, 2017 को उत्तर के लिए
yqfV;u tksu esa dCtk fd, x, caxys
1090-  Jh gfjoa'k%
D;k 'kgjh fodkl ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k ;g lp gS fd jktuSfrd nyksa dk vU; LFkyksa ij Hkwfe vkcafVr fd, tkus ds ckotwn muds }kjk yqfV;u tksu esa dbZ caxyksa ij dCtk fd;k x;k gS( 
¼[k½ D;k ;g Hkh lp gS fd bu esa dqN caxyksa vkSj ¶ySVksa dk iz;ksx dkQh yEcs le; ls fu;e ds fo#) vfrfFk vkokl ds :i esa fd;k tk jgk gS( 
¼x½ ;fn gka] rks vfrfFk vkokl ds #i esa iz;ksx fd, tk jgs ,sls caxyksa vkSj ¶YkSVksa ds irs D;k gS( vkSj 
¼?k½ bl lacaèk esa D;k fn'kkfunsZ'k gS\
उत्तर
शहरी विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
( राव इन्‍द्रजीत सिंह )
(1)  राजनीतिक दलों को पार्टी कार्यालय के तौर पर दिल्‍ली में पार्टी कार्यालय के लिए उन्‍हें आबंटित की गई भूमि का कब्‍जा लेने के पश्‍चात् तीन वर्षों की अवधि के लिए सरकारी बंगले का अधिभोग करने की अनुमति है । दिनांक 25.06.2010 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) को आबंटित की गई भूमि का कब्‍जा लेने के पश्‍चात् एआईसीसी के अधिभोग में टाईप-VIII के तीन बंगले हैं। 
(ख व ग)
ऐसी किसी प्रकार की घटना नोटिस में नही आई हैं । 
(घ)
मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मान्‍यता प्राप्‍त राज‍नीतिक दल दिल्‍ली में सामान्‍य पूल से तीन वर्षों की अवधि हेतु एक आवासीय इकाई रख/प्राप्‍त कर सकते हैं व इस अवधि के दौरान उन्‍हें एक संस्‍थानिक क्षेत्र में भूखंड लेकर पार्टी कार्यालय के लिए अपना स्‍वयं का आवास निर्मित करना चाहिए। जहां तक मान्‍यता प्राप्‍त राज्‍य स्‍तरीय राजनीतिक दलों का संबंध है, ऐसे दल जिनके संसद के दोनों सदनों में न्‍यूनतम चार सदस्‍य हैं, को विट्ठल भाई पटेल हाउस में एक डबल स्‍यूट आवास देने हेतु विचार किया जा सकता है । दिशानिर्देशों की एक प्रतिलिपि संलग्‍न है । 
*******
सं. 12014/2/96-नीति.II (खण्‍ड .II)
भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
संपदा निदेशालय
निर्माण भवन, नई दिल्‍ली-110108
दिनांक 31.07.2014

कार्यालय ज्ञापन
विषय:  राष्‍ट्रीय और राज्‍य स्‍तर के राजनीतिक दलों को सामान्‍य पूल से सरकारी आवास के आबंटन के लिए समेकित अनुदेश ।  

अधोहस्‍ताक्षरी को संपदा निदेशालय, शहरी विकास मंत्रालय के का.ज्ञा. सं. 12014/2/96-पॉल.II, दिनांक 20.07.2000 और का.ज्ञा. सं. 12014/2/96-पॉल.II (खण्‍ड .II), दिनांक 29.08.2013 द्वारा जारी राजनीतिक दलों को सामान्‍य पूल से सरकारी आवास आबंटित करने के लिए जारी संशोधित दिशानिर्देशों और का.ज्ञा. सं. 12/11/2000-सीडीएन-I/पॉल.II, दिनांक 04.05.2001 और का.ज्ञा. सं. 12014/1/2010-पॉल.II, दिनांक 15.03.2010 द्वारा जारी राज्‍य स्‍तर के राजनीतिक दलों को सामान्‍य पूल से सरकारी आवास के आबंटन हेतु जारी दिशानिर्देशों की ओर ध्‍यान आकृष्‍ट करने का निदेश हुआ है । उपर्युक्‍त उल्लिखित विषय पर इन अनुदेशों की सामग्री को संदर्भ और आवश्‍यक कार्रवाई हेतु समेकित किया गया  है । संशोधित अनुदेश निम्‍नानुसार हैं:- 
(i)   राष्‍ट्रीय राजनीतिक दल, जिन्‍हें उसी रूप में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मान्‍यता प्राप्‍त है, को एफआर-45 ए के अधीन लाइसेंस शुल्‍क अर्थात् सामान्‍य लाइसेंस शुल्‍क के भुगतान पर उनके कार्यालय प्रयोग के लिए दिल्‍ली में सामान्‍य पूल से एक हाउसिंग इकाई का आबंटन रखने/प्राप्‍त करने की अनुमति होगी। 
(ii)    उक्‍त आवास तीन वर्ष की अवधि के लिए उपलब्‍ध कराया जाएगा जिसके दौरान वह दल किसी सांस्‍थानिक क्षेत्र में एक भूखंड अर्जित करेगा और पार्टी कार्यालय के लिए अपना आवास निर्मित करेगा । 
(iii)    किसी मान्‍यता प्राप्‍त राष्‍ट्रीय दल के अध्‍यक्ष को एक आवासीय इकाई आबंटित की जाएगी/उनको एक आवासीय इकाई रखने की अनुमति होगी बशर्ते कि उन्‍हें किसी अन्‍य हैसियत में कोई अन्‍य आवास आबंटित नहीं किया गया हो । 
(iv)    किसी राजनीतिक दल को आबंटित या उनके अधिभोग में किसी अन्‍य भवन का आबंटन रद्द समझा जाएगा । तथापि, उस दल को 6 महीनों की अवधि तक या जिस समय तक के लिए आबंटन किया गया है, जो भी पहले हो, का समय वैकल्पिक व्‍यवस्‍था करने और सरकारी आवास खाली करने के लिए दिया जाएगा । 
(v)    केवल उन्‍हीं मान्‍यता प्राप्‍त राज्‍यस्‍तरीय राजनीतिक दलों, जिनकी संसद के दोनों सदनों में न्‍यूनतम संख्‍या 4 सदस्‍यों की है, के लिए विट्ठलभाई पटेल हाउस में कार्यालय आवास के आबंटन हेतु विचार किया जाएगा । 
(vi)    ऐसा आवास केवल विट्ठलभाई पटेल हाउस में ही उपलब्‍ध कराया जाएगा ।
(vii) मान्‍यता प्राप्‍त राज्‍य स्‍तरीय दल को विट्ठलभाई पटेल हाउस में एक डबल स्‍यूट आवास का आबंटन किया जाना चाहिए । 
(viii) राज्‍सस्‍तरीय दल को उक्‍त आवास तब तक उपलब्‍ध कराया जाएगा जब तक उसे भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मान्‍यता प्राप्‍त है और संसद में सीसीए द्वारा यथानिर्धारित पर्याप्‍त प्रतिनिधित्‍व है । 
2.
यह कार्यालय ज्ञापन संपदा निदेशालय के का.ज्ञा. सं. 12014/2/96-पॉल.II, दिनांक 20.07.2000, का.ज्ञा. सं. 12/11/2000-सीडीएन-I/पॉल.II, दिनांक 04.05.2001 और का.ज्ञा. सं. 12014/1/2010-पॉल.II, दिनांक 15.03.2010 और का.ज्ञा. सं. 12014/2/96-पॉल.II (खण्‍ड .II), दिनांक 29.08.2013 का स्‍थान   लेगा । 

ह./- 
(एम. के. शर्मा)
संपदा उपनिदेशक (नीति)
दूरभाष : 23062816
सेवा में, 
1. निदेशालय के सभी उपनिदेशक और सहायक निदेशक । 
2. संपर्क अधिकारी (सांसद)
प्रति सूचनार्थ प्रेषित :- 
1. माननीय शहरी विकास मंत्री के निजी सचिव । 
2. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय के पीएसओ । 
3. संयुक्‍त सचिव (एल एण्‍ड ई), शहरी विकास मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव । 
4. संपदा निदेशक के निजी सचिव ।
5. वरिष्‍ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, निर्माण भवन – को इस कार्यालय ज्ञापन को संपदा निदेशालय की वेबसाइट पर डलवाने के अनुरोध सहित ।
ह./- 
(एम. के. शर्मा)
संपदा उपनिदेशक (नीति)
******
